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एक दशक क� �हसाब �कताब !

लोकतं� का सार यह है �क हम सरकार� को उनके दाव� और वाद� के �हसाब से जवाबदेह बनाए।ं ले�कन हाल के वष� क� सबसे
बड़ी ��त जवाबदेही का �वचार रही है। मी�डया म� �वभाजनकारी और अंधरा�वाद� अ�तशयो�� सामू�हक भूलने क� बीमारी को
बढ़ावा देती है। यह �रपोट� काड� (हालां�क �नणा�यक नह�) �व�ीय जवाबदेही नेटवक�  इं�डया क� एक �ंृखला का �ह�सा है, जो
�व�ीय और आ�थ�क ���कोण से �व�भ� �े�� म� सरकार के �दश�न के कुछ दाव� और वा�त�वकता पर नज़र डालने और
उजागर करने का �यास करता है।

फाइन��शयल एकाउंटे�ब�लट� नेटवक�  इं�डया - फैन इं�डया
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दावे

कॉप�रेट �े� से बढ़ते एनपीए क� वसूली के घो�षत उ�े�य के साथ मई
2016 म� संसद म� "�दवाला एवं शोधन अ�मता कोड (आईबीसी)
2016" पा�रत �कया गया था।

यह दावा �कया गया था �क यह अ�ध�नयम कॉरपोरेट्स से एनपीए क�
वसूली म� अ�य�धक �भावी सा�बत होगा अ�यथा, इन कॉरपोरेट
उधारकता�� को �दवाला का सामना करना पड़ेगा।

जून 2020 म� एक रोजगार मेले को संबो�धत करते �ए, मोद� ने कहा �क
ब�क� म� जनता क� 99% जमा रा�श सुर��त हो गई है। उ�ह�ने कहा �क
ब�क� को लूटने वाल� क� संप�� कुक�  क� जाएगी।

https://www.cenfa.org/how-is-writing-off-rs-15-31453-crore-good-banking-modiji/
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वा�त�वकता

2016 से 2023 तक, �डफॉ�टर� के 7325 मामल� को कॉरपोरेट इनसॉ�व�सी
�रजॉ�यूशन �ोसेस (CIRP) के तहत �दवाला एवं शोधन अ�मता कोड के तहत
�वीकार �कया गया था। �दसंबर 2023 तक �. 23.19 लाख करोड़ �वीकृत
�आ। �जसम� से केवल 3.867 लाख करोड़ क� वसूली �ई है या वसूली
यो�य है।

�जन मामल� का समाधान �आ उनम� �रकवरी दर केवल 32% थी। जो
मामले �दवा�लया होने क� वजह से समा�त हो गए, उनम� �रकवरी दर बेहद
�नराशाजनक, मा� 5% थी।

�े�डट रे�ट�ग एज�सी केयरएज क� एक �रपोट� के मुता�बक, �पछले कुछ साल� म�
कुल �रकवरी रेट म� �गरावट आई है। संचयी पुन�ा���त दर �गरावट क� ओर
रही है, जो �क Q1FY20 म� 43%, Q4FY22 म� 32.9% और Q1FY24
म� 32% से घट रही है।

य�द 2016 म� आरबीआई �ारा घो�षत 12 शु�आती बड़े �टकट खात� को हटा
�दया जाए तो �रकवरी दर� एक अलग त�वीर पेश करती ह�। �फर समाधान म�
समा�त होने वाले मामल� के �लए �रकवरी दर औसतन 31.9% से �गरकर
24.4% हो जाती है।

https://www.moneycontrol.com/news/business/recovery-continues-to-be-less-in-ibc-cases-data-from-banks-careedge-show-11403511.html
https://www.livemint.com/Politics/bTsvgLK63zmErEicmIbf3I/Bhushan-Essar-Steel-among-12-firms-being-moved-to-insolvenc.html


ब�क: कंपनी X पर हमारा 100 �पये बकाया है, और अब वह  कह रहे ह�
�क वे ऋण नह� चुका सकते!
हम� इसे आईबीसी के मा�यम से हल करने क� ज�रत है।'

कंपनी Y: म� कंपनी X खरीद सकता �ं।
ले�कन इसक� हालत ख़राब है, म� उनका कज़� चुकाने के �लए 20
�पये से �यादा नह� �ँगा।

कंपनी x : मेरे पास कोई पैसा नह� है, और इस बातचीत म�
�जतना अ�धक समय लगेगा, मेरी संप�� का मू�य कम होता

जाएगा।. 

ब�क: लानत है। 80% का हेयरकट है।!

हेयरकट्स के कारण ब�क�, �वशेषकर साव�ज�नक ब�क� को लगातार भारी नुकसान
का सामना करना पड़ रहा है। आईबीसी के तहत �वीकृत ��येक 100 �पये के
दावे पर ब�क� को औसतन 83 �पये का नुकसान �आ।

आईबीसी म� �दवा�लयापन मामल� क�
वा�त�वकता सं�ेप म�..



वी�डयोकॉन इंड���ज क� 71,433 करोड़ �पये क� एनपीए वाली 13
कंप�नय� को वेदांता �ुप ऑफ कंपनीज (एक खनन �द�गज �जसने
लगातार पया�वरण �नयम� का उ�लंघन �कया है और �वदेशी लोग� क�
भू�म को ल��त �कया है) को 2,962 करोड़ �पये क� मामूली रा�श म�
बेच �दया गया।इसक� वजह से ब�क� को 95.85% क� कटौती का
सामना करना पड़ा। हेयरकट ने वेदांता को वी�डयोकॉन को उसके मू�य के
5% से भी कम म� खरीदने म� स�म बनाया।

द मै�जक सैलून: सु�वधा का हेयरकट

डीएचएफएल पर 91,000 करोड़ �पये का एनपीए था. इसे पीरामल �ुप
ऑफ कंपनीज को 60% कटौती के साथ केवल 37,250 �पये म� बेच �दया
गया।

4863 करोड़ �पये के एनपीए वाली �शवा इंड���ज को 93.5% क� छूट के
साथ केवल 318 करोड़ �पये म� वन टाइम सेटलम�ट (ओट�एस) के मा�यम से
अपने ऋण� का �नपटान करने क� अनुम�त द� गई थी।
रा�श का भुगतान करने पर, शेष 4,545 करोड़ �पये माफ कर �दए जाएगें और
�शवा इंड���ज को उसके मु�य मा�लक �शवशंकरन को वापस स�प �दया जाएगा।
उसे साव�ज�नक ब�क� से पहले ही इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी दोबारा
ऋण लेने क� इजाजत होगी।

जेइसड�लू और ऐआईओएन इ�वे�टम�ट्स �ाइवेट �ल�मटेड का कंसो�ट�यम
�ल�मटेड ने 74% क� भारी कटौती के बाद 2,892 करोड़ �पये म� मोनेट
इ�ात एडं एनज� �ल�मटेड का अ�ध�हण �कया।



जेट एयरवेज़ का एनपीए लगभग 7,807 करोड़ �पये था, �जसे 82% क� भारी
कटौती के साथ केवल 1,375 �पये म� जालान ��ट्च को बेच �दया गया, �जसम�
ब�क� को 6,432 करोड़ �पये का नुकसान उठाना पड़ा, �जसम� एसबीआई मु�य
ऋणदाता� म� से एक था।

ए�सार �ट�ल को आस�लर �म�ल ने 17% हेयरकट पर 41,000 करोड़
�पये म� अ�ध��हत �कया था। इस �रजॉ�यूशन म� एसबीआई ने 8,455
करोड़ �पये के नुकसान का अनुमान लगाया था.

29,523 करोड़ �पये के एनपीए वाली आलोक इंड���ज का �नपटान केवल
5,052 करोड़ �पये म� �कया गया। इसे मुकेश अंबानी क� �रलायंस इंड���ज
�ल�मटेड ने 83% हेयरकट के साथ खरीदा था। इससे ब�क� को 24,471
करोड़ �पये का नुकसान उठाना पड़ा।

मुकेश अंबानी क� �रलायंस क�यु�नकेशंस, जो �पछले 4 वष� से �दवा�लया
���या म� थी, को यूवी एसेट �रकं���न �ल�मटेड ने 91% क� भारी कटौती के
साथ 4,400 करोड़ �पये म� अ�ध�हण कर �लया, �जसम� ब�क� को लगभग
44,600 करोड़ �पये का भारी नुकसान उठाना पड़ा।

टाटा �ट�ल ने अपनी सहायक शाखा बामनीपाल �ट�ल के मा�यम से भूषण
�ट�ल का अ�ध�हण �कया, आईबीसी के तहत पहले मामले का समाधान
36% क� कटौती पर 35,571 करोड़ �पये म� पूरा �कया, इस समाधान म�
एसबीआई को 20,431 करोड़ �पये का अनुमा�नत नुकसान �आ था।

एमटेक ऑटो �ल�मटेड को डे�कन वै�यू इ�वे�टस� और डीवीआई पीई
(मॉरीशस) �ल�मटेड �ारा 80% क� भारी कटौती के साथ 2,615 करोड़
�पये म� अ�ध��हत �कया गया था, �जसम� ब�क� को 10,026 करोड़ �पये
का नुकसान उठाना पड़ा था।

इले��ो�ट�ल �ल�मटेड को वेदांता ने 60% क� कटौती के साथ 5,320 करोड़
�पये म� अ�ध��हत �कया था।



आईबीसी  के तहत इन 12 बड़े कॉप�रेट खात� को द� जाने वाली
कुल कटौती 2.84 लाख करोड़ है, जो 2024-25 के बजट
अनुमान म� कृ�ष और �कसान क�याण और नरेगा  के �लए 2.13
लाख करोड़ के संयु� आवंटन से ब�त अ�धक है। य�द यह �ल�खत
रा�श वसूल कर ली गई होती तो इनका आवंटन दोगुना कर �दया
गया होता।



अ�धकांश बंद �कये गये मामल� का प�रसमापन हो चुका है। �दसंबर 2023
तक, 5426 मामले बंद कर �दए गए और इनम� से 44% का प�रसमापन हो
गया।

धारा 12(ए) के तहत वापसी �ारा बंद �कया गया समाधान कुल मामल� का लगभग
19% है। मह�वपूण� कटौती पर ओट�एस (एकमु�त �नपटान) के �लए सौदेबाजी करने
के �लए अ�सर धारा 12 का ��पयोग �कया जाता है। 21% और 16% �मशः अपील
और समाधान �ारा बंद कर �दए गए ह�। 

बंद सीआईआरपी का प�रणाम:



समाधान ���या म� देरी:

सरकार का यह दावा भी झूठा है �क आईबीसी से मामल� का तेजी से
समाधान होगा।

आईबीसी के तहत सीमा 330 �दन होने के बावजूद, समाधान का समय
औसतन 590 �दन है।

चल रहे भत� मामल� म� से 1295 मामले (1899 म� से, यानी 68%) 270
�दन� से अ�धक समय से चल रहे ह�।

�या�यक अ�धका�रय� क� कमी के साथ-साथ ���यूनल ब�च म� नए सद�य�
क� �नयु�� म� देरी ने �दवा�लयापन के समाधान म� देरी को बढ़ा �दया है।

लोकसभा म� एक �ल�खत जवाब म� द� गई जानकारी के अनुसार, जनवरी
2023 तक, नेशनल सामा�य लॉ ���यूनल (एनसीएलट�) ब�च के अ�धकार
�े� म� �दवाला और शोधन अ�मता सं�हता (आईबीसी) के तहत 12,963
मामले लं�बत थे।



जैसा �क सरकार ने दावा �कया था, आईबीसी ने जान बूझकर कज� न
चुकाने वाल� और धोखेबाज� को नह� रोका है। 2018 से 2022 तक
�वलफुल �डफॉ�टस� क� सं�या म� 65% क� वृ�� �ई है, �जनम� 1 करोड़ �पये
से अ�धक लोन �डफॉ�ट वाले खाते ह�।

बड़े पैमाने पर कटौती न केवल ब�क� को �भा�वत करती है, ब��क प�रचालन
ऋणदाता� (जैसे एमएसएमई जो �वशाल �नगम� के �लए पाट्�स का �नमा�ण
करती है) को भी �भा�वत करती है, यहां तक   �क उ�ह� आईबीसी ���या का
�ह�सा भी नह� बनाया जाता है। इससे कई छोटे �वसाय� और एमएसएमई
को घाटे और यहां तक �क �दवा�लया होने का खतरा हो सकता है।

जब�क कॉरपोरेट्स के �लए करोड़� �पये ब�े खाते म� डाल �दए जाते ह�,
ले�कन जब �कसान� के ऋण, �श�ा ऋण और एमएसएमई के �लए ऋण
क� बात आती है, तो वसूली सबसे कड़ी होती है!

https://www.cenfa.org/a-decade-of-write-offs-how-the-govt-and-banks-failed-to-tackle-npas-and-helped-big-corporations/
https://www.irccl.in/post/videocon-saga-does-commercial-wisdom-justify-huge-haircuts


हाईलाइट 

आईबीसी के कारण ब�क� को होने वाले घाटे का
बोझ �कस पर पड़ेगा?

यह वह नाग�रक है, �जसका पैसा ब�क म� जमा है और
�जसके टै�स के पैसे से ब�क चलता है।

आईबीसी और अ�य कारक� के तहत ब�क� के बढ़ते घाटे के कारण, 2010-2015
और 2017-2022 के बीच ब�क� �ारा एनपीए के �लए �ावधा�नत धनरा�श
लगभग दस गुना बढ़ गई। साव�ज�नक ब�क� के मुनाफ़े का उपयोग सीधे तौर पर
IBC हेयरकट्स से होने वाले घाटे क� भरपाई के �लए �कया गया।



BANK

 Financial Accountability Network India - FAN India

@_FANIndia Financial Accountability Networkhttps://www.fanindia.net

fanindia.info@gmail.com

अ�य �रपोट� काड� के �लए नीचे �दए गए �ल�क पर ��लक कर� या ऊपर �दए गए �यूआर कोड को �कैन कर�:
https://bit.ly/BSofadecade 

 �दवाला और शोधन अ�मता सं�हता (आईबीसी) पर �व� पर संसद�य �ायी स�म�त क� �रपोट� म�
"�व�ीय ऋणदाता� �ारा असंगत �प से बड़े और अ��र कटौती के �लए क� � सरकार क� कड़ी
आलोचना क� गई है।"
 
पैनल ने कहा �क आईबीसी संसद �ारा �नधा��रत मूल उ�े�य� से '�वच�लत' हो गया है और बड़े पैमाने पर
कटौती, अ�य�धक देरी और कम वसूली को देखते �ए इसके �डजाइन और काया��वयन पर �फर से �वचार
करने क� आव�यकता है।
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